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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1591 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
'नमामि गंगे' कार्यक्रम
1591. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत देश की किन-किन नदियों को साफ करने की योजना है; 
(ख) 
नदियों की सफाई के नाम पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गयीं और उन कार्यक्रमों पर कितना पैसा खर्च किया गया; और 
(ग) 
पिछले तीन वर्षों में कितनी नदियों की सफाई की गयी और उन नदियों की आज क्या स्थिति है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह)
(क), (ख) और (ग) नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य नदी बेसिन को योजना की इकाई मानते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रदूषण का प्रभावी ढंग से उपशमन और नदी का संरक्षण करना है। गंगा नदी की परिभाषा में इसकी सहायक नदियां शामिल हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता के तौर पर यमुना, काली, रामगंगा, सरयू, गोमती, हिंडन, घाघरा, गंडक, दामोदर, कोसी, आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों में गंगा नदी की मुख्य धारा के साथ-साथ प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू किए गए हैं। 
13 मई, 2015 को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था और गंगा संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम में सभी 11 गंगा बेसिन वाले राज्य और सहायक नदियां शामिल हैं। बाद में वर्ष 2016 में एनएमसीजी को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत एनएमसीजी प्राधिकरण के रूप में अधिकार प्राप्त बनाया गया जिसे पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों सहित अधिकार दिए गए। 
नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा कुल जारी 4730.22 करोड़ रु. में से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18) में 3290.52 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। 
इसके अलावा, 15 राज्यों के 76 शहरों की 33 नदियों को 4801.57 करोड़ रु. की मंजूर लागत पर प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। 
पिछले तीन वर्षों में राज्यों को 430.87 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 
नदियों की सफाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई के लिए कई प्रकार के समन्वित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। अब तक 24,672 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 254 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
******
